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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2332
(जिसका उत्‍तर 06 दिसम्‍बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैंक ऋण छूट संबंधी दिशा-निर्देश
2332. श्रीमती रजनी पाटिलः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)	सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैंक ऋणों में छूट संबंधी क्या अद्यतन दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;
(ख)	ऋण छूट योजना से कितने छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हुआ, तत्संबंधी वर्ग-वार, बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग)	क्या सरकार के पास दिशानिर्देशों में रियायत प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ताकि अधि‍क किसानों को ऋण छूट योजनाओं से लाभ मिल सके? 
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (ग): केंद्र सरकार ने गत दो वर्ष के दौरान किसी ऋण माफी योजना की घोषणा नहीं की है। किसानों के ऋण के भार को कम करने तथा किसानों के लिए संस्‍थागत ऋण की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए, निम्‍नलिखित मुख्‍य पहल की गई है:
· भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी निदेशों में सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को किसानों को ऋण देने सहित कृषि-क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष की तदनुरूपी तारीख की स्थिति के अनुसार अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्‍सपोजर (ओबीई) के समतुल्‍य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 18% निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया है। 
· सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह का वार्षिक लक्ष्‍य निर्धारित किया है। बैंक वार्षिक लक्ष्‍य को निरंतर पार करते रहे हैं।
· किसानों को 7% प्रतिवर्ष की घटी हुई ब्‍याज दर पर अल्‍पावधि कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्‍यम से 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करती है। उक्‍त योजना के अंतर्गत, जो किसान अपने अल्‍पावधि फसल ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान कर देते हैं, उनको 3% की अतिरिक्‍त सहायता दी जाती है। इस प्रकार ऐसे किसानों के लिए ब्‍याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रतिवर्ष हो जाती है।
· यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए बाधा रहित तथा समय पर ऋण उपलब्ध हो सके, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) आरंभ की है जो उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, इत्यादि जैसे कृषि निविष्टियों की खरीद करने में नकदी के आहरण में सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को वर्ष 2012 से और सरल बनाया गया है, जिसमें एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड, फसलेत्तर ऋण/उपभोग/घरेलू आवश्यकता तथा फार्म आस्तियों का अनुरक्षण, केसीसी ऋण की वैधता को पांच वर्ष तक बढ़ाना, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत आहरण की अनगिनत संख्या शामिल है।
· लघु, सीमांत, काश्‍तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों आदि को संस्‍थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्‍त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।
· आरबीआई ने 18 जून, 2010 के परिपत्र के द्वारा बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋण के लिए मार्जिन तथा प्रतिभूति अपेक्षा को समाप्त करने की सूचना दी है।
· आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्‍थाओं द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में स्‍थायी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, लाभार्थियों की पहचान करने, मौजूदा ऋण को पुनर्संरचित करने, नये ऋण प्रदान करने, प्रतिभूति तथा मार्जिन के संबंध में लचीला मानदंड, अधिस्‍थगन आदि शामिल है। इन दिशानिर्देशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही, ये दिशानिर्देश बिना किसी हस्‍तक्षेप के स्‍वत: लागू हो जाते हैं, इससे बहुमूल्‍य समय की बचत होती है। राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने के बेंचमार्क को कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है।
